भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1363
(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों के पुनर्निर्धारण में अनियमितताएं
1363.
श्रीमती झरना दास बैद्यः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार को अभी हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋणों के पुनर्निर्धारण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जानकारी मिली है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग)
उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। तथापि, ऋणों की पुनर्संरचना में हुयी अनिमितताओं संबंधी शिकायतों के आंकड़े आरबीआई द्वारा नहीं रखे जाते हैं।
आरबीआई द्वारा इन शिकायतों की जांच की जाती है और संबंधित बैंकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् मामला-दर-मामला आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाती है।
जब कभी बैंक अधिकारी की ओर से कोई अनियमितता पायी जाती है तो बैंक अपने विद्यमान नियमों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करते हैं तथा बैंक की अनुशासनिक नियमावली के अनुसार गलत कार्य की गंभीरता के आधार पर चूककर्ता कर्मचारी को अनुरूप दंड दिया जाता है।
*****
